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श्री प्रभात झा:
क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्‍या पिछले कई महीनों से दालों की खुदरा कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और दालों की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्‍या कदम उठाए है और उसमें कितनी सफलता मिली है;;

(ग) क्‍या चालू वर्ष में खरीफ फसल के उत्‍पादन में भारी गिरावट आने का अनुमान है;
(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और मांग के अनुरूप आपूर्ति को सुनिश्‍चित करने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार की कार्ययोजना का ब्‍यौरा क्‍या है; और
(ड) यदि नहीं, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या हैं?

उत्‍तर
कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)
(क तथा ख) विगत एक वर्ष के दौरान मुख्‍य महानगरों में दलहनों के खुदरा मूल्‍य माह दर माह उतार-चढ़ावों के साथ मिश्रित प्रवृत्‍तियां दर्शा रहे हैं । ब्‍यौरे अनुबंध में दिये गये है । 
दलहनों के खुदरा मूल्‍यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों के ब्‍यौरे नीचे दिये गये है:
(i) दलहनों के लिए आयात शुल्‍कों को शून्‍य तक कम किया गया ।
(ii) दलहनों के निर्यात पर रोक लगा दी गई (अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष तक काबूली चना एवं कार्बनिक दलहनों के सिवाय)
(iii) समय-समय पर दलहनों की भण्‍डार सीमाओं को लागू किया ।
(iv) फारवर्ड बाजार आयोग द्वारा उड़द एवं तूर में भावी व्‍यापार की रोक को जारी रखना ।
(v) 31 मार्च,2012 तक 1 किलोग्राम प्रति माह की दर से गरीबी रेखासे नीचे के परिवारों को वितरण के लिए 10 किलोग्राम की राजसहायता के साथ राज्‍य सरकारों/संघ शासित प्रदेशो के माध्‍यम से राजसहायता प्राप्‍त आयातित दलहनों के वितरण हेतु योजना को बढ़ाया गया । 
(ग)से(ड.)  खरीफ फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमानों (2011-12) के अनुसार 2011-12 में उत्‍पादन 6.39 मिलियन टन तक अनुमानित है जो 6.73 मिलियन टन के लक्ष्‍य से 3.4 लाख टन तक मामूली सा कम है, को खरीफ फसल के लिए निर्धारित किया गया ।
देश में दलहनों के उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्वि करने के उद्देश्‍य से, 2007-08 से राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन(एनएफएसएम-दलहन) को क्रियान्‍वित किया जा रहा है । वर्तमान में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन 16 राज्‍यों के 468 जिलों में क्रियान्‍वयन के अधीन है । इस कार्यक्रम के तहत,बीज उत्‍पादन,बीज वितरण,एकीकृत पोषाहार प्रबंधन(आईएनएम),एकीकृत कीट प्रबंधन(आईपीएम), मोथानाशकों, उन्‍नत फार्म औजारों,छिड़काऊ मशीनों के वितरण के माध्‍यम से बढ़े हुए जल उपयोग क्षमता, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाईप लाइन एवं पम्‍प सैटो आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है । इसके अतिरिक्‍त,अद्यतन उत्‍पादन प्रोद्योगिकी के अन्‍तरण के लिए किसानों एवं विस्‍तार कार्मिकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाता है । 
इसके अतिरिक्‍त, कम्‍पैक्‍ट क्षेत्रीय दृष्‍टिकोण के माध्‍यम से किसानों के खेतों पर दलहनों के उत्‍पादन एवं रक्षा प्रोद्यौगिकी का प्रदर्शन करने के लिए, 2010-11 के दौरान 600 एककों(प्रति 1000 हैक्‍टेयर  के एक यूनिट) तथा 0.60 मिलियन हैक्‍टेयर क्षेत्र एवं 2011-12 के दौरान ए3पी के तहत क्षेत्र व्‍याप्‍ति के लिए प्रस्‍तावित 400 एककों (प्रति 1000 हैक्‍टेयर के एक एकक) एवं 0.40 मिलियन हैक्‍टेयर के साथ देश में त्‍वरित दलहन उत्‍पादन कार्यक्रम(ए3पी) क्रियान्‍वित किया गया है ।
इसके अलावा,कृषक उत्‍पादक समूहों(एफपीओ) के फ्रेमवर्क तथा किसानों को बेहतर आर्थिक मुनाफा सुनिश्‍चित करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु छोटे कृषक कृषि निकाय(एसएफएसी) के माध्‍यम से मिनीकीटों एवं कीट संरक्षण एवं बाजार 
समन्‍वित विस्‍तार सहायता को शामिल करने के साथ आन्‍तरिक नमी संरक्षण, त्‍वरित दलहन उत्‍पादन कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु देश में 11 मुख्‍य दलहनों उत्‍पादक राज्‍यों नामत: आन्‍ध्र प्रदेश, बिहार,छत्‍तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्‍थान एवं उत्‍तर प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्र में 60,000 दलहन गांवों के एकीकृत विकास संबंधी कार्यक्रम भी क्रियान्‍वित किया जा रहा है ।
